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 17.30  hrs.

 HALF-AN-HOUR  DISCUSSION

 ProposaL  to  Dectans  WHOLE  07
 RAJASTHAN  aS  Famine  AFFECTED

 MR.  CHAIRMAN:  Now  we  take  up
 the  Half-an-hour  discussion  by  Mr.
 M.  C.  Daga.

 Mr.  Daga.

 ft  मूल  च्लम्द  डागा  (पाली):  सभापति

 महोदय,  राजस्थान  की  जो  चिन्ताजनक
 तस्वीर  है,  वह  &  मानवीय  शिण्ड  साहब  के
 लिये  उन  के  हो  शब्दों  में  याद  दिलाते  हुए
 कहना  चाहता  हू  ।  उन्होंने  कहा  था

 “The  people  of  all  the  States  are
 our  brothers  and  sisters  and  we  do
 not  discriminate  between  State  and
 State.”

 दूसरी  बात  आप  ने  यह  कही  थी

 “We  are  constantly  watching  the
 situation  and  keeping  ourselves  in
 close  touch  with  the  State  Govern-
 ment.”

 wet  के  जो  ये  आ्राशवाशन  भरे  हुए  और
 सच्चे  दिल  से  निकले  हुए  वाक्य  है,  यदि  उनको
 याद  दिलाते  हुए  राजस्थान  को  7  करोड़
 49  लाख  जनता  की  याद  दिलाना  चाहता

 हूं,  जो  भ्रकाल  से  प्रभावित  है  और  जिस  की
 प्रदेश  की  माली  हालत  इतती  खराब  हो  गई
 है  कि  जिस  पर  श्राज  824  करोड़  रुपये  का
 कर्जा  है  ,  यानी  हर  राजस्थानी  पर  आज
 47  रूपये  80  पैसे  का  कर्जा  है  i

 sit  wait  aan  (दक्षिण  दिल्ली):
 केन्द्र  का  है  या  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  है  ।

 शी  मूल  म्द  डागा:  केन्द्र  का  है  भोर
 824  करोड़  रूपय  का  कर्जा  है।  जिस  की
 अधिक  हालत  बिगड़  चुकी  है  शौर  चेयरमेन

 साहब,  केन्द्र  सरकार  ने  यह  वैन  भी  लगा
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 दिया  है  कि  हम  i0  करोड़  रुपये  से  ज्यादा
 रिजई  बैंक  से  प्रोवर-ड्राफ्ट  भी  नहीं  ले
 सकते  ।  इस  लिये  श्राज  हम  झाप  की  सेवा
 में,  आप  के  दिल  में  हमारे  लिये  जो  हमदर्दी
 है,  उस  को  ध्यान  में  रख  कर  भाये  है

 fared  area,  झगर  श्राप  को  समय  मिल
 जाय  तो  भ्रपनी  पहली,  दूसरी  शौर  तीसरी
 स्टडी  टीमों  के  भ्रलावा  ,  श्राप  खुद  वहां  के
 कोने  कोने  में  जा  कर  वहां  के  गरीबों  की

 हालत  को  देखें,  सभापति  जी,  भाप  खुद
 भी  वहां  चलें  तो  श्राप  को  मालूम  हो  जायगा
 कि  श्राज  वहां  पर  क्‍या  हालत  है  i  हम  इस
 बात  को  जलन  से  नहीं  कहते  कि  महाराष्ट्र
 को  70  करोड़  रुपया  मिल  गया  ,  हमें  उससे
 कोई  तकलोफ़  नहीं  है,  राजस्थान  को  सिर्फ
 सात  करोड़  रुपया  ही  मिला  ,  यह  भी  तकलीफ़

 नहीं  है,  श्राप  के  यहां  श्राज  30  लाख  झादमी
 काम  करते  हैं,  हमें  उससे  कोई  नाराज़गी  नहीं
 है,  चूकि  यह  नैशनल  क  लैमिटी  है,  यह  राष्ट्री-
 यता  का  प्रश्न  है,  यह  मानवता  का  प्रश्न  है,
 इस  लिये  श्रगर  महाराष्ट्र  को  70  करोड़
 रुपये  मिले,  तो  में  यही  कहुंगा  कि  झाप  ने
 बड़ा  भारी  हिम्मत  का  कदम  उठाया  है,  आप
 उसके  लिये  बधाई  के  पात्र  हैं,  पचास  करोड़
 रुपया  आप  को  बैंक  से  मिल  जायगा,  ढाई
 अरब  का  आप  का  टारगेट  है,  लेकिन  हमारे
 राजस्थान  में  क्या  होगा  ?  श्राप  के  लिये
 राजस्थान  और  महाराष्ट्र  दोतों  बराबर  है  ।
 आप  ने  वहां  70  करोड़  रुयया  दिया,  यहां
 सात  करोड़  ही  दिया,  वहा  तीस  लाख  श्रादमी
 काम  करते  है  यहां  सिर्फ  5  लाख  ग्रादमी  काम
 करते  हैं,  तो  श्राप  बतलाये  कि  राजस्तान  के
 लोग  कब  तक  इस  तरह  से  जिन्दगी  बितायेंगे,
 कब  तक  ऐसे  चलेगा  ।

 हम  लोग  श्राज  बड़ी  तकलोफ  शौर  कठि-
 नाइयों  में  हैं।  झ्ाथिक  हालत  खराब  है,
 बरसात  नहीं  है,  भ्राकाश  से  बादल  नहीं
 बरसे  है,  उनको  मेहरबानी  नहीं  हुईं  है,
 लेकिन  आप  भी  नहीं  बरस  रहे  हैं-कंसे  काम
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 {at  मूलचन्द  डागा]
 चलेगा  ?  सब  से  बड़ो  बात  तो  यह  है  कि  हम
 को  काम  ढढ्वी देते  हैं।  अनाज को  ले  लीजिये-
 श्राप  ने  हम  को  क्या  दिया  है  ?  यदि  आप
 8  किलोग्राम  आदमी  को  झौर  4  किनोग्र।म
 बच्चे  को  देना  चाहते  हैं  तो  राजस्थान  के  लिये
 जिस  को  अतत्रुपा  2  करोड़  57  लाख  हैं
 उसको  87  हजार  800  टन  झनाज  चाहिये,
 जिस  मे  शहरी  जनता  के  लिये  हम  को  30  हजार
 832  टन  अनाज  चाहिये  यानी  हम  को  पूरा
 झताज  एक  महीने  के  लिये  लाब  8  हजार
 432  टन  चाहिये  ।  लेकिन  आप  ने  हमे  क्‍या
 दिया  है  ?  में  आप  के  सामने  झाकडे  रखता

 चाहता  ह  जिससे  झाप  को  मालूम  हो  सके
 कि  हम  क्या  माग  रहे  है  अर  ाप  क्‍या  हमें  दे

 रहे  है  ।  राजस्थान  मे  एफण्सी०  श्ाई०  का
 नाज  पढ़ा  था,  उस  को  भी  झापने  महाराष्ट्र
 भेज  दिया,  जिस  का  नतीजा  यह  हुम्रा  है  कि
 झाज दो  किनो  अनाज  भो  मावो  को  नही  मिलता

 है  1  कहा  गया  कि  कातंप्रेन  मिल  जायगा,
 बहू  भी  उपलब्ध  नही  है।  में  श्राप  का  बसलाना

 चाहता  हू  कि  मार्च ,  973  में  हमको  84

 हुलार  टन  नाज  को  आवश्यकता  6,  बेकिन
 झापते  हमको  उस  का  आधा  अनाज  भी  नही  दिया
 फरवरो  के  कोटे  को  देख  लोजिये  जो  कुछ
 हमा  रे  यहा  था  बहू  तो  आपने  बाहर  भेज  दिया
 I-(0-72  को  हमारे  यहा  2  लाख  25  हजार
 738  टन  प्रनाज  था  (5—-73  का  घट  कर
 t  लाअ  65  हजार  टन  रह  गया  3i-i-73

 को  घट  कर 1  लाख  44  हजार  टन  रह  गया
 सारा  राजस्वान  अनाज  के  लिये  तड़प  रहा  है
 हम  झपना  को.  मामते  हैं  लेकित  श्राप  दे

 नहों  सकते,  दूसरे  प्रान्तों  को  भेज  रहे  है-
 किस  तरह  से  ऐता  चलेगा  I  हम  को  आप
 क्या  देना  चाहते  है

 पानी  के  बास्ते  आपको  व्यवस्था  नही
 हो  सकी है  ।  हम  roo  पक्ट्से  मागे  थे
 पौर  कहा  था  कि  डिकेन्स  डिपार्टेमेन्ट  से
 उधार  दिला  दिला  दीजिये  ताकि  हम
 लोगो  को  बानी  पहुचा  सकें  --वह  व्यवस्था  भी
 आप  ने  तह्टर  की  t  में  तुलना  की  दृष्टि  से  नही
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 कह  रहा  हु--महाराष्ट्र  मे  भ्रकाल  है,  यह
 ठीक  है,  प्राप  वहा  के  लिये  जो  काम  कर  रहे
 हैं,  वह  भो  ठोक  हैं,  लेकिन  में  झाप  की

 सुविधा  की  दृष्टि  से कुछ  झाकडे  रखना  चाहत

 हु--महाराष्ट्र  मे  जिस  प्रकार  बूढ़ो,  भ्रन्धो
 शरार  गरोबों  का,  लगभग  40  हडार  को  काम
 दे  रहे  हैं,  राजस्थान  में  केवल  पाच  हजार
 लोगो  को  वह  जैसा  दिया  जा  रहा  है।  महाराष्ट्र
 के  लिये  आप  ने  इत  एडोशन  Lo  करोड़  कया
 शार्ट  टर्म  लोन  के  रूप  में  मन्जूर  किया  है
 जो  एपग्रीकल्चरिस्ट्स  को  लोन  की  शक्त  में
 दिया  जायगा,  24  करोड़  रुपया  श्रापने

 एम॑  जन्सी  प्रोडक्शन  प्रोग्राम  के  ब्रन्तगंत  दिया

 है,  जब  कि  राजस्थान  को  केवल  3  करोड
 स्पया  दिया  है  1  आय  किसी  भी  भ्राकड  का
 ले  लोजिये--तकावी  लॉन  के  लिये  आपने
 पैमा  दिया  है  ।

 सभापति  महांदय,  राजस्थान  बहुत
 पिछड़ा  हुप्रा  है,  आर्थिक  दृष्टि  से  पिछड़ा

 हुआ  है  ।  बम्बई  के  लोगों  ने  भी  पैसा  इकट्ठा
 किया  है,  वे  लोग  इस  काम  में  अलग  से
 मदद  कर  रहे  हैं,  श्राप  ने  जो  पहली  स्टडी  टीम
 राजस्थान  मे  भेजी,  बह  जुलाई  972  में  गई
 आप  ने  2  करोड  45  लाख  रुपया  दिया  |

 दूसरी  टोम  गई,  उसमे  4  करोड  8i  लाख
 रुपया  दिया,  तोसरी  स्टडी  टीम  का  आज  तक
 पता  नहीं  है  |  में  श्राप  व  पूछता  चाहता  हू
 कि  क्‍या  स्टडी  टोम  के  भरोसे  रह  कर  राज-
 स्तव्रान  को  भूखा  मारता  चाहते  है।  हम
 राजस्तान  में  लोगो  से  जाकर  क्‍या  कहे  ?

 हुम  राजस्थान  के  एन  पीज०  लोगों  से
 जा  कर  यही  कहते  है--श्रीमती  इन्दिरा
 गाधी  की  सारकार  में  शिन  साहब  और

 चन्हाण  साहब  बडे  हुए  है,  राजस्थान  का

 काई  भो  भादमी  भूख  से  मरने  नहीं  दिया
 जायगा  ।

 झब  राजस्थान  का  कोई  आदमी  भूख
 से  मरने  नहीं  दिया  जानेगा  ।  लेकिन  बास्त-
 विकता  तब  जमीन  पर  झाठी  हैँ  जब  हम  लोक
 घेराव  में  प्ैसते  हैं।  तब  हम  लोगो  को  क्या
 उत्तर  दे?  हमने  कहा  था  कि  झाप
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 हने  कहा  था  स्टडी  टीम  को  कि  is  परसेन्ट
 मंटीरियल  भर  कास्पोर्तेन्ट्स  मे  सडक  कैसे
 बन  सकती  है,  कम  से  कम  35  परसेन्ट  या
 45  परसेन्ट  देंगे  तभी  सडक  बन  सकती  है  ।
 लेकिन  कहते  हैं  कि  नही,  हम  तो  5  परसेन्ट

 ही  देंगे  मैटीरियल  के  लिए  ।  तो  फिर  सडक
 किस  प्रकार  से  बन  सकती  है  ?  झगर  हम
 ऐसी  सढक  बनायेंगे  तो  फिर  श्राप  कहेंगे  कि
 राजस्थान  ने  पैसा  बबदि  कर  दिया  t  झ्रायकी
 स्टडी  टीम  चाहती  क्‍या  है?  क्या  कभी  आपने
 स्टडी  टीम  में  एम0  पीज  को  भी  बुलाया
 है  ?  क्या  कभी  आप  हमारे  साथ  भी  चूमे  है।
 शिन्दे  साहब,  श्राप  मेहरबानी  करके  एम०
 पीज  के  साथ  एक  दफा  टूर  कीजिए  ।  अमृत
 नाहाटा  जी  यहा  पर  हैं,  मैं  नहीं  कहता  कि

 महाराष्ट्र  म ेचार  रेलगाडिया  न  चले,  भगवान
 करे  वहा  पर  शौर  चले  लेकिन  अ्रहमदाबाद
 की  लाइन  श्राप  ब्राडगेज  कर  दीजिए  t  दिल्‍ली
 से  कोटा  की  लाइन  कर  दीजिए  ।  हमने  चार
 सजेस्चन्स  दिये  है  लेकिन  सब्र  बेकार  है  ।

 (व्यक््यात)  श्रजमेर  से  कोटा  कर  दीजिए
 कहीं  स  कही  तो  करिए  ।  राज  बहादुर  जी
 है,  हमने  नेशनल  हाई  बे  के  लिए  कहा  लेकिन
 रत्नागिरि  से  नेशनल  हाई  वे  शुरु  कर  दिया  ।
 हमने  कहा  नेशनल  हाई  वे  बयावर  से  लेकर

 ऊदयपुर  का  हिस्मा  ई  दीजर  ।  सिशनगड
 के  पास  वाई  पास  दे  दीजिए  ।  भीलवाडा  के  पास
 दे  दीजिए  नेशनल  हाई  वे,  लेकिन  न  सड़कें
 बनती  हैं  श्र  न  कुछ  और  होता  है  ।  सबसे
 दुख  की  बात  यह  है  कि  मजदूरों  को  दो  तीन
 रुपए  भी  नही  मिलते  हैं  7  जिन  लोगो  ने  कभी
 जिन्दगी  भर  मिट्टी  खोदी  नहीं  वह  मजदूरी
 करने  पर  मजबूर  हैं  ओर  उनसे  कहते  है  कि
 इतना  काम  करना  पड़ेगा  तब  इतना  पैसा
 मिलेगा  ।  उतको  70  या  80  पैसे  मिलते

 है  n  उनसे  कहा  जाता  है  कि  तुमने  इतना  ही
 काम  किया  है  जिन्होंने  जिन्दगी  भर  जमीन

 नही  खोदी  उनको  पी  डब्लू  डी  के  मापदण्ड
 बताते  हैं  -  एक  तरफ  न  झनाज  का  वितरण

 है  झौर  न  फेयर  प्राइस  शाप्स  हैं।  महाराष्ट्र
 में  23  हजार  हैं  तो  हमारे  यहा  सिफ  4600
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 weer  हैं  क्या  करे  घान  ही  नही  है  t  पानी  की
 व्यवस्था  भी  नही  है  t  न  रेलगाड़ी  की  लाइन
 दीक  होती  है,  न  पक्की  सड़क  की  व्यवस्था

 है  और  न  इरीगेशन  के  लिए  पैसा  है।  सभापति
 जी,  मैं  निवेदन  करमा  कि  आप  भी  शिन्दे
 साहब  पर  अपना  असर  डालकर  राजस्थान
 की  यात्रा  का  प्रबन्ध  कराये  ।  प्रप्रैल  मई  के
 महीने  मे  लोग  भूख  से  तड़पेगे  और  प्यास
 से  मरेगें  और  शिन्दे  साहब  और  चब्हाण
 साहब  को  याद  करेगे  ।  राजस्थान  की  स्टडी
 टीम  कब  रिपोर्ट  देगी  ?  हम  लोग  भी  स्टडी
 करने  वाले  हैं  क्योकि  हम  घर  घर  जाते  हैं
 इसलिए  श्राप  हम  पर  विश्वास  करे  ।  आपकी
 मीठी  आवाज  और  आप  की  ग्राश्वाभन  भरी
 बाते  सतोष  नहीं  दे  सकती  है  सतोष  देने
 के  लिए  खजाने  से  पैसा  देना  चाहिए  और
 आप  काम  को  खुद  जाकर  दख  वरना  कही
 राजस्थान  के  दो  करोड  40  लाख  लोग  यह
 न  कहें  कि  गव्नमेट  उनके  प्रति  सतर्क  नहीं
 थो ।

 एक  बात  और  कहना  चाहता  हू  कि  जोध-

 पुर  का  जो  इलाका  है  वहा  प  मह

 नही  है  |  काम  बहुत  कम  है  |  वहा  के  लाग

 बहुत  परेशानी  मेझा  गए  है  श्रार  दूसरी  तरफ
 एम0  पीज  की  बदनामी  अखबारों  में  हो  रही
 है  ।  इसलिए  सभी  जगह  पर  काम  +।  व्यवस्था
 होनी  चाहिए  ।

 थ्रो  बतेहबर  नाथ  भाप  (  मगमेर)
 सभापति  महोदय  ,  राजस्थान  क्  भयकर
 प्रकाल  की  परिस्थिति  से  मैं  समझता  हू  मनरी

 महोदय  स्वय  भी  बहुत  अच्छी  तरह  भे  परिचित

 है।  राजस्थान  मे  लगातार  9603-7  किसी
 न  किसी  इलाके  मे  भयकर  भ्रकाल  को  परिस्थिति

 रहती  शौर  झाज  राज्य  सरकार  ही  ऐबी
 स्थिति  हो  गई  है,  उसकी  भाथिक  दशा  जो
 है  बह  इतनी  दयनीय  है  कि  वह  पर्याप्त  मात  में

 वहा  के  ग्रकाल  ग्रस्त  क्षेत्रो  मे  रहने  बाले  लोगों  के

 लिए  रोजगार  की  व्यवस्था  नही  कर  पा  रही  है
 केन्द्रीय  सरकार  एक  और  तो  कहती  है  कि  हमारी
 पूर्ण  सहानुभूति  है,  हम  हर  प्रकार  से  सहबोन
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 देने  के  लिए  तैयार  हैं  लेकिन  दूसरी  भोर  लोग

 दुखी  है,  उनके  पास  क्रय  शक्ति  नही  है,  उनके
 लिए  खाद्यान्न  और  रोजगार  की  कोई  व्यवस्था

 नही  है।  मैं  झापके  द्वारा  प्रार्थेना  करना  चाहता
 हैं  कि  राजस्थान  के  नागरिक  इस  देश  के  नागरिक

 हैं,  वहा  की  समस्या  केवल  राजस्थान  की

 नही  बल्कि  पूरे  देश  की  समस्या  है।  इन  सारी
 बातो  के  निराकरण  का  पूरा  दायित्व  केन्दीय
 सरकार  को  अपने  ऊपर  लेना  चाहिए।  यह
 कहना  उचित  नही  होगा  कि  राजस्थान  सरकार
 में  अपतो  योजना  बनाकर  नहीं  सेजी  या

 दूसरी  चोजे  नही  भेजीं  ।  वहा  के  रहने
 वाले  जो  इस  देश  के  नागरिक  है  वह
 भी  जीना  चाहते  हैं  श्राज  उनके  जीवन  मरण
 का  प्रश्न  उपस्थित  है  वे  भ्रापसे  माग  करते  है
 कि  उनके  लिए  रोज़गार  की  व्यवस्था  की  जाए
 ताकि  किसी  प्रकार  से  वे  जुलाई  अगस्त  का

 महीना  पकड  सके  |

 सभापति  महोबय  में  स्‍्पीच  अलाऊ

 कही  करूगा,  झाप  प्रश्न  कीजिए  |

 श्री  वशोंदबर  नाथ  भार्गव  मे  जानना

 चाहता  है  कि  वहा  के  मजदूरो  को  सरकार  पर्याप्त
 मात्ना  मे  रोजगार  देने  की  दृष्टि  से  क्या  व्यवस्था
 कर  रही  है  =  भ्राज  वहा  पर  काफी  इलाके
 ऐसे  हैं  जो  मेरे  जिले  मे  976  गाव  भ्रकालग्रस्त  हैं
 पहला  प्रश्न  यह  है  कि  वहा  परर्पयाप्त  मात्रा  में

 रोजगार  के  लिए  सरकार  क्या  कर  रही

 है  दूसरे  क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  राजस्थान
 सरकार  को  उचित  मात्रा  मे  धन  राशि  उपलब्ध
 करायेगी  जिससे  वहां  पर  रोजगार  की  व्यवस्था
 की  जा  सके  ?  तीसरे  ऐसे  इलाको  मे  जहा  निरतर
 प्रकाल  की  स्थिति  रहती  है  जैसे  भ्रजमेर  का

 वयावर  इलाका  है  ।

 सभापति  महोदग  जाप  स्पीच  मत  दीजिए
 ब्रश्न  ही  कीजिए  ।

 MARCH  3,  0978  declare  Rajasthan  as  356
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 eft  बशेहबर  माथ  सागण  किशनगढ़

 तहसील  निरतर  प्रकालग्रस्त  है।  क्या  भाप

 वहां  पर  रोज़गार  की  व्यवस्था  करेंगे  ?

 में  यह  भी  मत्री  महोदय  से  निवेदन  करना

 चाहता  हू  कि  जो  खाद्यान्न  झ्ापने  दिया  है  बह
 बहुत  थोडा  है  उससे  प्रति  ध्यक्ति  तीन  किलो
 भी  नही  भाता  है।  इस  लिए  वहा  पर  खाद्यान्न
 की  कमी  को  देखते  हुए  क्या  उचित  मात्रा  मे
 गल्‍ला  उपलब्ध  किया  जाएगा  ?  62  हजार
 आपने  दिया  है  जो  कि  झावश्यकता  से  कम  है।
 इस  लिए  क्‍या  कम  से  कम  95  हजार  टन  इस
 महीने  उपलब्ध  कराएंगे  ताकि  प्रत्येक  व्यक्ति
 को  इतनी  मात्रा  में  खाद्यान्न  उपलब्ध  कराया
 जा  सके  जिससे  वह  कम  से  कम  अपना  जीवन
 यापन  कर  सके  ?

 SHRI  N  K  SANGHI  (Jalore)  Shri
 Shinde  with  his  charming  personality
 and  sonorous  vioce  thinks  that
 he  can  say  something  here  and  get
 away  with  it  I  am  sure  he  will  say
 the  situation  in  Rajasthan  1s  very
 grave  The  time  I  have  is  very  short
 I  would  only  hke  to  say  that  people
 in  Rajasthan  are  today  feeling  that
 the  Central  Government  is  complete  y
 partisan  in  taking  care  of  Rajasthan’s
 problems

 I  would  like  to  ask  have  you  made
 any  assessment  of  the  famine  condi
 tions  in  different  States  in  the  count-
 ry,  Rajasthan,  Maharashtra,  Mysore
 and  Orissa  etc  ,  and  as  among  them,  can
 you  tell  us  which  State  has  more
 serious  famine  conditions,  how  many
 people  are  most  affected  in  each  State
 and  what  is  the  quantum  of  assistance
 you  propose  to  give  to  the
 different  States?  You  sheuld  have
 an  independent  assessment  of  the
 conditions  in  the  various  States
 Otherwise,  we  are  bound  to  go  away
 with  the  feeling  that  you  are  taking
 a  partisan  attitude  in  dealing  with
 Rajasthan  and  Rajasthan  ig  being
 neglected
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 ln  this  context,  I  would  like  to  say
 that  Rajasthan  has  made  a  demand  for
 assistance  to  the  tune  of  Rs.  80  crores,
 but  it  has  been  given  Rs.  6—7  crores.
 Maharashtra  has  demanded  Rs.  i80
 crores  and  you  have  given  it  Rs.  94
 crores.  Is  it  suggested  that  the  Rajas-
 than  Government  has  made  a  Goebbles
 demand?  The  Rajasthan  Government  is
 not  making  bogus  claims.  (Interrup-
 tions)  What  is  the  outlook?  What  is
 your  assessment?

 I  would  also  like  to  know  wether
 it  has  come  to  your  knowledge  that
 the  Manchanda  Central  Committee,
 when  they  went  to  Rajasthan—it  has
 been  reported—did  not  visit  the  affect-
 ed  areas?  lLastely,  for  the  time,
 when  the  Manchanda  Committee  went
 there,  the  Rajasthan  Government  re-
 fused  to  give  them  hospitality  and
 made  them  wait  in  the  Circuit  House
 merely  for  the  fact  that  they  did  not
 care  to  make  proper  assessments.  I
 would  like  to  have  a  clear-cut  ideo-
 logy

 MR.  CHAIRMAN:  No,
 speech

 please.  No

 SHRI  N.  K.  SANGHI:  We  are  not
 saying  that  Maharashtra  or  any  other
 State  is  getting  thig  much  and  all  that.
 What  I  would  like  to  know  is  whether
 you  are  going  to  give  grant-in-aid  to
 the  Railway  Ministry  so  that  some
 railway  lines  can  also  be  constructed
 in  Rajasthan?  Today,  as  time  passes,
 we  are  seeing  what  the  Government  is
 doing.  The  question  is  whether  you
 will  formulate  any  policy  so  that  some
 subsistence  is  given  from  the  Food
 and  Agriculture  Ministry  by  way  of
 drought  relief  so  that  some  railway
 line  can  also  be  given  to  Rajasthan.
 to  suggest  is,  would  you  give  some
 percentage  of  their  outlay  so  that  they
 may  also  be  able  to  give  some  railway
 line  and  provide  better  employment
 and  proper  assistance.  (Interrup-
 tions).

 CHAITRA  2,  i895  (SAKA)  declare  Rajasthan  as  358
 famine  affected  (H.A.  H.  Dis.)
 MR.  CHAIRMAN:  |  am  not  allow-

 ing  anybody.  Mr.  Shinde.

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 SHRI  ANNASAHEB  P.  SHINDE:
 Mr.  Chairman,  Sir,  am  thankful  to
 Mr.  Daga,  Shri  Bhargava  and  Sanghi
 for  raising  this  discussion.  I  am  only
 Sorry  that  some  hon,  Members  have
 been  feeling  that  the  Centre  is  not
 being  fair.  Because  of  the  difficult
 situation  there  and  the  pressure  on
 them  is  very  great  that  perhaps  they
 may  be  justified  in  having  some  re-
 servation  in  their  mind.  But  I  would
 just  like  to  submit  for  their  very
 humble  consideration  certain  facts.
 But  before  I  go  into  the  facts,  I  would
 like  to  ask  the  hon.  Members  how  the
 Centre  can  afford  to  be  partisan  or  be
 partial  in  regard  to  one  State  or  the
 other.  (Interruptions).  Please  try
 to  listen  to  me.  After  all,  we  are  a
 federal  set-up  and  we  have  certain
 mechanisms  and  certain  procedures
 evolved.  Even  in  regard  to  drought
 relief,  we  have  certain  sets  of  princi-
 ples  on  the  basis  of  which  the  Gov-
 ernment  of  India  operates.  I  have
 some  very  harsh  questions  to  put.  I
 would  have  avoided  them  but  for  the
 fact  that  some  hon.  Members  have
 raised  doubts  about  the  Centre  and
 some  of  them  went  tothe  extent  of
 saying—Mr.  Sanghi—that  we  are  par-
 tisan.  I  am  sorry,  because  I  stand  by
 my  statement,  because  in  a  drought,
 human  suffering  is  tremendous,  and
 particularly  in  Rajasthan  which  is
 always  a  drought-prone  area  and  the
 capacity  to  stand  uo  against  the
 natural  ca‘amities  is  very  limited.  So,
 I  can  imagine  the  suffering,  and  |
 stand  by  my  earlier  statement  that
 whatever  be  the  part  of  the  country  is
 equally  dear  to  us—Rajasthan  Maha-
 rashtra,  Mysore  or  Gujarat,  and  the
 Government  of  India  cannot  have  any
 other  approach  but  be  sympathetic  to
 our  brothers  and  sisters  in  all  parts
 of  the  country  including  Rajasthan.

 Now,  the  question  has  been  raised
 why  the  Centre  is  given  so  much
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 limited  assistance  But  ३  have  to  put
 some  harsh  questions  If  the  Rajas-
 than  Government  is  complaining  per
 haps  some  of  their  complaints  is
 justified  and  I  am  not  criticising  the
 Rajasthan  Government  But  out  of
 the  amounts  which  are  available  why
 are  they  not  being  spent’  For  in
 stance,  take  the  drought-prone  areas
 programme  54  districts  are  selected
 in  the  country  as  a  whole  tor  building
 up  permanent  protection  against
 drought  The  largest  number  has  been
 selected  from  Rajasthan  10  districts
 have  been  selected  from  Rajasthan
 alone  The  others  have  just  two
 three  or  four-lhke  that  But  the  lar-
 gest  number  is  trom  Rajasthan  Under
 that  head  Rs  20  crores  for  the  Plan
 were  available,  and  last  year  so  fa
 only  Rs  84  crores  have  been  spent
 up  to  December  For  this  year  itselt
 Rs  7i4  crores  were  availible  The
 spending  has  been  Rs  348  crores  In
 fact,  we  even  told  the  Rajasthan  Gov
 ernment  that  even  if  they  go  beyond
 these  hmits  because  this  i5  part  of
 the  Rs  20  crores  scheme  in  the  nex!
 year’s  budget.  we  are  prepared  to  sup
 port  them  because  they  are  sound
 schemes  JI  do  not  know  what  aie  the
 difficulties  of  the  Rajasthan  Govern
 ment  We  told  them  to  go  ahead
 with  the  expenditure  on  this  head
 even  beyond  the  budget  limits  Under
 this  head  we  have  given  them  We
 nave  made  the  financts  available
 Then  take  the  rash  employment
 scheme  Out  of  Rs  3  24  crores,  which
 38  the  actual  amount  available  ony
 254  crores  have  been  spent  The
 main  point  is  that  the  Government  of
 India  is  very  much  concerned  not  only
 ४9  Rajasthan  but  all  over  the  country
 that  whenever  we  take  up  the  drought
 relef  operations,  large  amounts  are
 spent  on  non-productive  schemes  Hon
 Members  have  been  asking  rightly
 why  we  should  nof  take  up  the
 scheme,  which  would  give  permanent
 protection  to  drought  affected  people
 and  drought  affected  areas?  As  ३
 result  of  the  drought,  we  do  not  want
 to  expend  money  in  non-productive
 schemes  whatever  productive
 schemes  there  ere,  there  will  not  be

 MARCH  23,  978  declare  Rajasthan  as  360
 famine  affected  (H.A  H.  Dis,)

 any  limitation  of  funds,  we  shall  give
 al  tie  necessary  funds

 Mr  Sanghi  askeq  what  are  the
 schemes  ake,  for  instance,  Rajas-
 than  canal  According  to  our  own
 assessment  about  one  lakh  of  people
 can  find  employment  in  Rajasthan
 canal  but  only  fifty  thounsand  persons
 are  being  employed  We  are  asking
 them  now  that  drought  situation  Js
 thers  trv  to  employ  the  maximum
 numbe:  of  people  that  is  possible
 (Interruptions)

 It  the  budget  goes  beyond  the  pro
 vided  amount,  we  shall  support  them
 My  difficulty  is  that  even  in  respect  of
 such  a  useful  project,  the  hest  project
 in  the  country  which  will  solve  some
 of  the  problems  of  those  areas,  but
 that  project  ३४  not  besng  completed  I
 have  no  time  to  go  into  other  details
 But  during  tne  last  three  or  four
 years  we  have  spent  about  Rs  i00
 crores  on  diought  relief.  while  Rajas-
 than  canal  has  been  starving  for  lack
 of  funds  We  have  spent  Rs  895
 croies  in  1968-69  Rs  58  crores  in
 969  70  and  Rs  3200  crores  in  970-7l

 I  wi  3  the  hon  Members  try  to  under~
 stand  the  position  (Interruptions)
 I  havc  alrcady  made  a  statement  that
 if  the  Rijasthan  Government  takes  up
 productive  schemes  for  providing  em-
 ployment  tor  drought  rehef,  we  shall
 finance  and  support  them  there  will
 be  no  difficulty  whether  it  is  Rs  7
 crores  or  8  crores  or  40  crores,  nothing
 will  come  in  the  way  Why  should
 they  doubt  the  bona  fides  of  the  Gov-
 ernment  of  India  in  these  matters
 My  information  38  that  on  minor  irn-
 gation  works  about  a  lakh  and  fifty
 thousand  people  can  be  emp  oyed,
 whereas  only  2898  people  are  em-
 ployed  Take  again  soil  conservation
 The  Central  Team’s  assessment  38  that
 about  1,500,000  people  can  work  on
 this,  where  as  only  6  000  people  have
 been  employed  We  shall  support  the
 Rajasthan  Government,  if  they  take
 up  productive  schemes

 Afforestation  is  a  very  important
 scheme  ‘which  will  help  the  tribal
 people  and  the  backward  people  there
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 According  to  the  assessment  of  the
 Central  Team,  50,000  persons  can  he
 employed  on  afforestation.  Let  them
 take  up  this  productive  scheme  and
 we  shall  give  them  full  support.  In
 respect  of  non-productive  schemes,  I
 have  this  to  say  and  I  shall  seek  the
 co-operation  and  understanding  of  the
 hon.  Members.  Many  times  we  con-
 struct  roads  m  Rajasthan,  but  next
 year  they  disappear.  Are  we  to  go  on
 spending  like  this?  Is  it  in  the  in-
 terest  of  the  country  or  of  Rajasthan
 to  do  like  this?

 I  hope  the  hon.  Members  will  under-
 stand  me  and  will  appreciate  the  Gov-
 ernment’s  approach  in  regard  to  this

 In  regard  to  drought,  we  have  taken
 absolutely  a  new  approach;  whether
 it  328  Rajasthan  or  Gujarat  or  Maha-
 rashtra,  we  are  going  to  tell  them  that
 if  they  are  going  to  spend  the  funds
 On  unproductive  schemes.  we  will  not
 Support  them.  If  it  is  a  marginal  case
 of  non-productive  expenditure  J  can
 understand  that.  There  may  be  cer-
 taim  special  circumstances  to  spend  on
 non  productive  scheme.  In  Rajasthan,
 for  example,  we  have  noticed  that  75
 per  cent  of  expenditure  has  gone  only
 for  roads  which  have  disappeared.  I
 have  already  spelt  out  my  idea  for  the
 future  Let  the  Raiasthan  Govern-
 ment  take  up  the  schemes.  We  will
 support  them.

 Now,  a  word  for  Rajasthan  Govern-
 ment  lest  I  may  be  likely  to  be  mis-
 understood.  During  the  last  few  days
 it  has  been  taking  up  very  large  relief
 works,  They  have  taken  up  2.36  re-
 lief  works  and  about  6,45,000  people
 are  working  as  against  75,000  who
 were  working  in  relief  works  in  De-
 cember.  Within  the  period  of  three
 months,  the  Rajasthan  Government
 has  taken  steps  to  provide  employ-
 ment  to  a  very  large  number  of  peo-
 ple.
 8  hrs,

 As  far  as  food  is  concerned,  I  think
 we  have  madean  allocation  of  65,000
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 tonnes.  I  consider  Rajasthan  Govern-
 ment’s  requirement  as  very  genuine
 65,000  tonnes  of  food  is  a  very  sub-
 stantial  quantity.  We  had  discussions
 with  the  State’s  representatives.  Their
 demand  is  more.  I  think  they  should
 go  a  long  way  for  meeting  the  re
 quirements.  The  previous  allocation
 was  a  little  less.  No  doubt  financial
 allocations  have  been  made  to  meet
 the  reasonable  requirements  of  the
 Rajasthan  Government.  My  senior
 colleague,  Shri  Fakaruddin  Ali  Ahmed
 has  thoroughly  gone  into  the  require-
 ments  of  the  Rajasthan  Government.
 {t  is  only  after  this  that  we  have
 arrived  at  some  objective  assessments.
 We  shall  continue  to  meet  any
 reasonable  requirements  of  the  State
 I  would  request  my  hon.  fnends  to
 bear  with  me  that  we  have  had  enough
 or  regionilism  and  we  have  had  enough
 of  provincialsm.  Let  us  always
 think  that  Rajasthan  is  part  of  the
 country  We  wil]  never  let  down  Ra-
 yasthan.

 8  0  hrs
 MESSAGE  FROM  RAJYA  SABHA

 SECRETARY:  Sir,  I  have  to  report
 the  following  message  received  from
 the  Secretary  of  Raiya  Sabha —

 ‘In  accordance  with  the  provi-
 sions  of  rule  ill  of  the  Rules  of
 Procedure  and  Conduct  of  Business
 in  the  Rajya  Sabha,  I  am  directed
 to  enclose  a  copy  of  the  Andhra
 Pradesh  State  Legislature  (Delega-
 tion  of  Powers)  Bill,  1973,  which
 has  been  passed  by  the  Rajya  Sabha
 at  its  sitting  held  on  the  22nd
 March,  1973".

 every  hrs.

 ANDHRA  PRADESH  STATE  LEGI-
 SLATURE  (DELEGATION  OF

 POWERS)  BILL
 As  PasseD  5९  RaJya  SABHA

 SECRETARY:  Sir,  I  lay  on  the
 Table  of  the  House  the  Andhra  Pra-
 desh  State  Legislature  (Delegation  of


